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जबरन श्रम पर अमेरिका का धारा 301 टैरिफ: 10% सूची में
भारत

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और श्रम-मानक | समाचार संदर्भ: 23 जुलाई 2026 (USTR अंतिम कार्रवाई); भारत सरकार की प्रतिक्रिया 25 जुलाई 2026 |

प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

व्यापार और श्रम-मानकों का जुड़ाव पुरानी वैश्विक बहस है — 1996 के  WTO सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विकसित देशों ने

‘सामाजिक खंड’ (social clause) की बात उठाई थी, जिसे विकासशील देशों ने संरक्षणवाद का अप्रत्यक्ष रूप मानकर ठुकरा

दिया था; सहमति बनी कि मूल श्रम-मानकों की जिम्मेदारी ILO की है, WTO की नहीं। इस बीच अमेरिका ने अपने घरेलू कानून में

1930 के  टैरिफ अधिनियम की धारा 307 से जबरन श्रम से बने माल का आयात प्रतिबंधित किया, और 2021 के  Uyghur

Forced Labor Prevention Act (UFLPA) से इसे और कठोर किया। धारा 301 (अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974)

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को किसी देश की ‘अनुचित’ व्यापार-प्रथाओं की जाँच कर एकपक्षीय जवाबी कार्रवाई —

जैसे अतिरिक्त टैरिफ — की शक्ति देती है। अब अमेरिका ने जबरन-श्रम आयात-प्रतिबंध की अपनी घरेलू माँग को ही धारा 301

की जाँच का विषय बना दिया — यानी जो मानक वह स्वयं लागू करता है, वही उसके  60 प्रमुख व्यापार-भागीदारों पर लागू करने

की कीमत टैरिफ में तय हो गई।

खबरों में क्यों

USTR ने 23 जुलाई 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के  विरुद्ध जबरन श्रम से बने माल के  आयात-प्रतिबंध न बनाने/न लागू करने

संबंधी धारा 301 जाँचों में अंतिम कार्रवाई की — दो स्तरीय अतिरिक्त टैरिफ: जिन भागीदारों ने ऐसा प्रतिबंध अपनाने और लागू

करने की प्रतिबद्धता दी, उन पर 10%, और जिन्होंने नहीं अपनाया, उन पर 12.5%। कार्रवाई अमेरिका के  शीर्ष 60 व्यापार-

भागीदारों तक है, जो अमेरिकी आयात के  99.4% को कवर करते हैं; कु छ उत्पाद छू ट में हैं (सूचनात्मक सामग्री, धर्मार्थ, धारा 232

के  अधीन इस्पात-एल्युमिनियम-ऑटो-पार्ट्स, और फे डरल रजिस्टर सूची की कु छ वस्तुएँ)। भारत को निचले 10% स्तर में रखा गया

— प्रारंभिक प्रस्ताव 12.5% का था। वाणिज्य मंत्रालय ने 25 जुलाई 2026 को बताया कि जाँच के  दौरान भारत ने लिखित

प्रस्तुतियों और सुनवाइयों में भागीदारी के  माध्यम से लगातार संपर्क  बनाए रखा; जेनेरिक दवाएँ और स्मार्टफोन जैसे शून्य-

अतिरिक्त-शुल्क उत्पाद तथा धारा 232 की वस्तुएँ दायरे से बाहर रहने से अनुमानित 45% भारतीय निर्यात अतिरिक्त 10% शुल्क

से बाहर रहेगा, शेष 55% पर 10% लागू होगा। मंत्रालय के  अनुसार अंतिम उपायों में उल्लिखित वस्त्र-विशिष्ट तंत्र (textile-

specific mechanism) अभी स्थापित होना बाकी है, और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की जल्द समाप्ति के

लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमुख अवधारणा: धारा 301 — एकपक्षीय जाँच से टैरिफ तक का कानूनी मार्ग

अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 USTR को यह शक्ति देती है कि वह किसी व्यापार-भागीदार के  ऐसे कृ त्य,

नीति या प्रथाओं की जाँच करे जो अमेरिकी व्यापार को ‘अनुचित’ या ‘भार’ पहुँचाते हों, और जवाब में एकपक्षीय उपाय —

अतिरिक्त शुल्क समेत — लगाए। इस बार जाँच का विषय अनूठा है: टैरिफ-दर या सब्सिडी नहीं, बल्कि भागीदार देशों के  कानूनों में

जबरन श्रम से बने माल के  आयात-प्रतिबंध का अभाव। USTR की तर्क -पंक्ति है कि अमेरिका विश्व का एकमात्र देश है जिसने ऐसा

प्रतिबंध अपनाकर प्रभावी ढंग से लागू किया है, और अब वह अन्य भागीदारों से भी यही माँग कर रहा है। दो स्तरीय दर इसी को

प्रोत्साहन-ढाँचा बनाती है: प्रतिबद्धता = 10%, अप्रतिबद्धता = 12.5% — दंड कम, दबाव-लाभ अधिक।
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मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

कार्रवाई और

तिथि

USTR की अंतिम धारा 301 कार्रवाई — 23 जुलाई 2026; भारत सरकार की प्रतिक्रिया — 25 जुलाई 2026

कानूनी

आधार

अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301; जाँच-विषय: जबरन श्रम से बने माल के  आयात-प्रतिबंध की

अनुपस्थिति

दायरा 60 प्रमुख व्यापार-भागीदार — अमेरिकी आयात का 99.4%

दरें प्रतिबद्धता देने वाले भागीदार = 10%; प्रतिबंध न अपनाने वाले = 12.5% (USTR फै क्ट-शीट)

भारत की

स्थिति

10% स्तर (प्रारंभिक प्रस्ताव 12.5% से घटा); जाँच में लिखित प्रस्तुतियाँ और सुनवाई में भागीदारी (वाणिज्य मंत्रालय)

छू ट शून्य-अतिरिक्त-शुल्क उत्पाद (जेनेरिक दवाएँ, स्मार्टफोन आदि), धारा 232 की वस्तुएँ (इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटो-

पार्ट्स); सूचनात्मक सामग्री/धर्मार्थ/सामान — अनुमानित 45% भारतीय निर्यात दायरे से बाहर

लागू हिस्सा शेष ~55% निर्यात पर अतिरिक्त 10%; मंत्रालय के  अनुसार जाँच के  अधीन अन्य अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में

भारत की दर-घटना कम

लंबित मुद्दा वस्त्र-विशिष्ट तंत्र अभी स्थापित/चालू होना बाकी; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की वार्ता जारी
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दबाव-तंत्र कै से काम करता है — तीन कड़ियों में

जाँच से लाभ-हानि तालिका तक: धारा 301 की प्रक्रिया — जाँच, सुनवाई, प्रस्तावित उपाय, अंतिम उपाय — भागीदारों को

प्रस्तावित दर से बेहतर दर पर बातचीत का समय देती है। भारत का 12.5% से 10% में आना इसी वार्ता-तंत्र का परिणाम है

(वाणिज्य मंत्रालय के  उल्लेख पर आधारित)।

टियर-डिज़ाइन: 10% बनाम 12.5% की दर-खिड़की जबरन-श्रम आयात-प्रतिबंध अपनाने की ‘कीमत’ तय करती है — मानक

अपनाने वालों को सापेक्ष लाभ, न अपनाने वालों को सापेक्ष हानि। USTR के  अनुसार 10 भागीदार पहले ही पारस्परिक व्यापार

समझौतों (ART) में ऐसा प्रतिबंध अपनाने को सहमत हो चुके  हैं।

छू ट-आर्किटेक्चर: धारा 232 की वस्तुएँ और शून्य-दर उत्पाद दायरे से बाहर रखने से कार्रवाई का आर्थिक आधार सीमित रहता है

— भारत के  लिए यह 45% निर्यात की ढाल बन गया; फे डरल रजिस्टर सूची के  माध्यम से यह छू ट-दायरा आगे भी बदल सकता है

(विश्लेषणात्मक)।

कार्रवाई का महत्त्व

व्यापार-श्रम जुड़ाव का संस्थागत रूप: WTO के  बहुपक्षीय मंच पर न बनी ‘सामाजिक खंड’ की माँग अब एकपक्षीय घरेलू

कानून के  माध्यम से व्यावहारिक रूप ले रही है — श्रम-मानक व्यापार-पहुँच की शर्त बनता जा रहा है (विश्लेषणात्मक)।

भारत के  लिए सापेक्ष लाभ: 10% दर और 45% छू ट-क्षेत्र — मंत्रालय के  अनुसार प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को सापेक्ष

बढ़त; प्रतिस्पर्धियों की दरें अधिक रहें तो व्यापार-पुनर्निर्देशन (trade diversion) की संभावना (विश्लेषणात्मक)।

आपूर्ति-श्रृंखला शासन का विस्तार: जबरन श्रम-निष्कासन अब के वल मानवाधिकार-एजेंडा नहीं, टैरिफ-समर्थित अनुपालना-

दायित्व — निर्यातकों के  लिए सप्लाई-चेन मैपिंग और उत्पत्ति-प्रमाण महत्त्वपूर्ण हो जाएँगे (विश्लेषणात्मक)।

चुनौतियाँ और प्रश्न-चिह्न

एकपक्षीयता बनाम बहुपक्षीयता: धारा 301 की एकपक्षीय कार्रवाइयों की WTO-अनुकू लता पहले भी विवादित रही है; श्रम-

मानक का मुद्दा होने से नैतिक आधार मजबूत दिखता है, पर प्रक्रिया एकतरफा रहती है (विश्लेषणात्मक)।

लागू शेष 55% का बोझ: जेम्स-ज्वेलरी, कृ षि-प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे छू ट-विहीन क्षेत्रों पर 10% अतिरिक्त भार —

छोटे निर्यातकों के  मार्जिन पर सीधा असर (विश्लेषणात्मक)।

वस्त्र-तंत्र की अनिश्चितता: वस्त्र-विशिष्ट तंत्र का स्वरूप अभी अघोषित है — वस्त्र भारत के  श्रम-प्रधान निर्यात में प्रमुख है; इसका

अंतिम रूप BTA वार्ता से जुड़ा हुआ है (वाणिज्य मंत्रालय के  उल्लेख पर आधारित)।

आगे की राह

भारत के  सामने तीन कार्य-सूत्र हैं: (i) घरेलू कानून में जबरन श्रम से बने माल के  आयात-प्रतिबंध का स्पष्ट प्रावधान — यह 10%

स्तर को स्थायी बनाएगा और नैतिक-व्यावहारिक दोनों आधार देगा; (ii) BTA वार्ता में वस्त्र-तंत्र और छू ट-दायरे को अनुकू ल रखना,

साथ ही सप्लाई-चेन ट्रेसेबिलिटी पर तकनीकी सहयोग; (iii) निर्यातक-समुदाय को अनुपालना-दस्तावेज़ीकरण (उत्पत्ति-प्रमाण,

श्रम-ऑडिट) के  लिए तैयार करना, खासकर MSME को। दीर्घकाल में, बहुपक्षीय मंच पर श्रम-मानक चर्चा की भारतीय स्थिति को

नए एकपक्षीय युग के  अनुरूप ताजा करना अपरिहार्य होगा।
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अवधारणा में अंतर

तीन अंतर स्पष्ट रखें: (1) धारा 301 बनाम धारा 232 — 301 ‘अनुचित व्यापार-प्रथाओं’ की जाँच पर आधारित और देश-विशिष्ट

है, जबकि 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के  आधार पर उत्पाद-विशिष्ट और सामान्यतः सब पर लागू; इसीलिए 232 की वस्तुएँ 301 के

अतिरिक्त शुल्क से बाहर हैं; (2) टैरिफ बनाम आयात-प्रतिबंध — यह कार्रवाई प्रतिबंध नहीं, अतिरिक्त शुल्क है; प्रतिबंध की माँग

भागीदारों के  घरेलू कानून से करवाई जा रही है; (3) UFLPA बनाम यह कार्रवाई — UFLPA अमेरिका का घरेलू आयात-प्रतिबंध

कानून (2021) है जो अमेरिकी सीमा पर लागू होता है; धारा 301 कार्रवाई अन्य देशों की नीतियों को बदलने का दबाव-उपकरण

है।

मेंस दृष्टि

GS-II: भारत-अमेरिका संबंध, अंतरराष्ट्रीय व्यापार-व्यवस्था, WTO और एकपक्षीयता; GS-III: निर्यात, टैरिफ, आपूर्ति-श्रृंखला,

श्रम-मानक। उत्तर में तथ्य (23 जुलाई 2026 USTR अंतिम कार्रवाई; 10%/12.5% दो स्तर; भारत 10%; 45% छू ट; 55%

लागू — attributed) रखें और BTA-वार्ता की निरंतरता उल्लिखित करें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

‘श्रम-मानकों का व्यापार-नीति में समावेश नैतिक आवश्यकता और व्यापारिक हथियार दोनों है।’ अमेरिका की जबरन-

श्रम धारा 301 कार्रवाई और भारत की स्थिति के  आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: व्यापार-श्रम बहस (1996 सिंगापुर से)।

मुख्य भाग में: अवधारणा: धारा 301 का तंत्र और टियर-डिज़ाइन; तर्क : सामाजिक खंड का व्यावहारिक रूप, भारत का सापेक्ष

लाभ, सप्लाई-चेन शासन; सीमाएँ: एकपक्षीयता, 55% बोझ, वस्त्र-अनिश्चितता; मार्ग: घरेलू प्रतिबंध-प्रावधान, BTA, MSME

तैयारी।

निष्कर्ष में: जबरन श्रम की रोकथाम के  उद्देश्य को एकपक्षीय टैरिफ के  दबाव से अलग परखें; आपूर्ति-शृंखला दस्तावेज़ीकरण और

MSME तैयारी के  सुझाव देते हुए 45% छू ट को मंत्रालय का अनुमान और वस्त्र-विशिष्ट तंत्र को उस समाचार-संदर्भ में लंबित ही

रखें।

स्रोत

USTR फै क्ट-शीट — Section 301 Action on failure of 60 economies to ban forced-labour

imports (जुलाई 2026)

The Hindu BusinessLine (PTI) — India placed in lower tariff tier at 10%; वाणिज्य मंत्रालय

विज्ञप्ति उद्धृत (25 जुलाई 2026)

USTR फै क्ट-शीट (जुलाई 2026) और वाणिज्य मंत्रालय की 25 जुलाई 2026 विज्ञप्ति (PTI/BusinessLine में उद्धृत) से शब्दशः सत्यापित। 45%

छू ट-अनुमान और 55% लागू-हिस्सा मंत्रालय के  आकलन पर आधारित है; वस्त्र-विशिष्ट तंत्र अभी अस्तित्व में नहीं — जहाँ लागू, ‘अस्थापित’ अंकित है।

https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2026/july/fact-sheet-ustr-section-301-action-response-failure-60-economies-ban-imports-produced-forced-labor
https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/fact-sheets/2026/july/fact-sheet-ustr-section-301-action-response-failure-60-economies-ban-imports-produced-forced-labor
https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-placed-in-lower-tariff-tier-at-10-under-us-section-301-measures-on-forced-labour-govt/article71265855.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-placed-in-lower-tariff-tier-at-10-under-us-section-301-measures-on-forced-labour-govt/article71265855.ece
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यह भी पढ़ें: भारत-UK CETA लागू: 15 जुलाई 2026 से शुरू हुआ ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ व्यापार युग | भारत-चीन व्यापार घाटा

$105.93 अरब: गैर-टैरिफ बाधाएँ, संरचनात्मक कारण और आगे की राह।

याद रखें: याद रखने योग्य संरचना: 60 अर्थव्यवस्थाएँ, दो दरें (10%/12.5%), भारत 10% स्तर में, ~45% निर्यात छू ट में।

व्यापार-बहस में श्रम-मानक अब सिद्धांत नहीं, टैरिफ-सूची में लिखा दबाव है — और BTA वार्ता इसका अगला मोर्चा।

https://pcsmantra.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-uk-ceta-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a5%82-15-%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-2026-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%82/
https://pcsmantra.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%be-105-93-%e0%a4%85%e0%a4%b0/
https://pcsmantra.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%be-105-93-%e0%a4%85%e0%a4%b0/

